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दैनिक

जयपुर, मंगलवार 17 फरवरी 2026

सीएम भगवंत मान फिर 
अस्पताल मेें भर्ती

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सोमवार 
शाम फिर अस्पताल मेें भर्ती कराया गया, जबकि उन्हहें 
सुबह ही मोहाली के फोर््टटिस अस्पताल मोहाली से 
डिस््चचार््ज किया गया था। जानकारी के अनुसार मोगा मेें 

पार्टी रैली मेें शामिल 
होने के बाद मोहाली 
पहुुंचते ही उन्हहें सांस 
लेने मेें तकलीफ 
और ज्यादा थकान 
महसूस हुई, जिसके 
बाद रात करीब 
आठ बजे दोबारा 
एडमिट किया गया। 
डॉक्टरो ंकी एक्सपर््ट 

टीम उनकी सेहत पर नजर रख रही है। इससे एक 
दिन पहले संगरूर के धुरी मेें कार््यक्रम के दौरान 
उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उन्हहें हेलिकॉप्टर से 
अस्पताल लाया गया था। हेल्थ बुलेटिन मेें हालत स््थथिर 
बताई गई थी। इस बीच पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील 
जाखड़ ने उनके जल्द स्वस््थ होने की कामना करते हुए 
कहा कि अस्पताल जाने को अनावश्यक राजनीतिक 
रंग नही ंदिया जाना चाहिए।
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 संपादकीय....

 

बांग्लादेश मेें अब धर््म के नाम पर 
अन्याय का दौरा खत्म हो गया है

बांग्लादेश नेशनल पार्टी सुप्रीमो तारिक रहमान ने कहा है कि नए 
बांग्लादेश मेें अब धर््म के नाम पर अन्याय का दौर खत्म हो गया है I 
लोकतंत्र की बहाली के लिए सभी ने संघर््ष किया है I बीएनपी ने बांग्लादेश 
के आम चुनावो ंमेें भारी जीत दर््ज की है I बीएनपी के सुप्रीमो तारिक़ 
रहमान ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए भारत से संबंधो ंपर 
कहा कि देश की जनता के हित सर्वोपरि है I  इसे ध्यान मेें रखते हुए हम 
विदेश नीति तय करेें गे I वर््तमान मेें भारत बांग्लादेश के आपसी रिश््तोों मेें 
दूरियां बढ़ी हैैं I इसका मुख्य कारण भारत और बांग्लादेश दोनो ंमेें ही धर््म 
की पहल करने वाली सरकार है I प्रधानमंत्री शेख हसीना के समय और 
उससे पहले भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत हुआ करते थे 
I शेख हसीना को बांग्लादेश मेें अपदस््थ कर दिया गया और शेख हसीना 
को भाग कर भारत मेें शरण लेनी पड़़ी I बांग्लादेश मेें बनी कार््यकारी 
सरकार के समय बांग्लादेश मेें धार््ममिक अल्पसंख्यको ंपर अत्याचार बढ़ 
गए I बांग्लादेश भारत को छोड़ चीन और पाकिस्तान की गोदी मेें बैठ 
गया I भारत की मोदी सरकार की भी नीति बांग्लादेश के प्रति पहले जैसी 
नही ंरही I यही कारण है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब  होते 
गए I भारत मेें भी बांग्लादेश के खिलाड़़ियो ंका भी विरोध होने लगा और 
फिर बांग्लादेश सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को भारत मेें खेलने नही ं
भेजा I फिलहाल भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्ते अच्छे  नही ंहै I 
लेकिन सरकार बनाने जा रही बीएनपी पार्टी के सुप्रीमो तारिक रहमान 
ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले कहा कि बांग्लादेश मेें अब धर््म के 
आधार पर अन्याय और अत्याचारो ंका दौर खत्म हो गया है I बांग्लादेश 
मेें अब नया दौर शुरू हो गया है I बांग्लादेश मेें अब जनता के कल्याण 
और नया बांग्लादेश बनाने के लिए नीति बनाई जाएगी I तारिक रहमान 
बांग्लादेश आम चुनाव से मात्र दो महीने पहले लंदन से बांग्लादेश पहुुंचे थे 
और बांग्लादेश नेशनल लिस्ट पार्टी (बीएनपी) का नेतृत्व किया I तारिक 
रहमान के नेतृत्व मेें बीएनपी ने बांग्लादेश के आम चुनावो ंमेें दो तिहाई से 
ज्यादा बहुमत प्राप्त किया है I तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर््व राष्टट्र पति 
ज़िया उर््रहमान और तीन बार की प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़़े बेटे हैैं 
I 2025 मेें 17 साल के निर््ववासन के बाद तारिक रहमान लंदन से बांग्लादेश 
पहुुंचे हैैं I 30 दिसंबर को उनकी मां खालिदा ज़िया का इंतकाल हो गया 
I खालिदा की मौत के बाद रहमान को बीएनपी चीफ चुना गया और वह 
चुनाव मेें कूद गए I तारिक रहमान बीते 17 साल से बांग्लादेश से बाहर थे 
I लेकिन एक समय मेें ढाका मेें काफी चर््चचित रहे हैैं I अपनी मां खालिदा 
ज़िया के 2001 से 2006 के शासनकाल के लिए उन्हहें डार््क  प््रििंस कहा 
गया है I तब भले ही खालिदा ज़िया प्रधानमंत्री थी, लेकिन असली ताकत 
रहमान के पास थी I इस दौरान रहमान पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप 
लगे थे I तारिक रहमान के खिलाफ बांग्लादेश मेें भ्रष्टाचार एवं हमले के 
मुकदमे चल रहे हैैं I तारिक रहमान पूर््व प्रधानमंत्री शेख हसीना के धुर 
विरोधी है I बीएनपी सरकार भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश को 
सौपंने की मांग कर सकती है I यदि भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश 
को नही ंसौपंा तो फिर बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते और तलख हो 
सकते हैैं I बीएनपी पार्टी वर््तमान मेें भारत से अच्छे  संबंधो ंकी पहल नही ं
करती दिखाई दे रही है I बीएनपी पार्टी के सुप्रीमो और बांग्लादेश के होने 
वाले प्रधानमंत्री तारिक रहमान की विदेश नीति क्या होगी, अभी कहना 
जल्दी होगा I लेकिन यह तय माना जा रहा है कि बांग्लादेश और भारत के 
बीच रिश्ते पहले जैसे कायम होना मुश्किल है I

शौर््य, बलिदान और राष्ट्र रक्षा की 
प्रतीक भारतीय सेना

भारतीय सेना दिवस हर वर््ष 15 
जनवरी को मनाया जाता है, जो 
देश की आजादी के बाद सैन्य 
नेतृत्व के पूर््ण भारतीयकरण का 
प्रतीक है। इस दिन फील्ड मार््शल 
के.एम. करियप्पा को याद किया 
जाता है, जिन््होोंन�े 1949 मेें सेना 
की कमान संभाली थी। यह दिवस 
सेना के जवानो ंके अदम्य साहस, 
अनुशासन और राष्टट्र सेवा को 
समर््पपित है । 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारतीय सेना की जड़ें ईस्ट इंडिया 
कंपनी के समय की सेनाओ ं मेें 
हैैं, जो बाद मेें ब्रिटिश इंडियन 
आर्मी बनी। 1947 मेें स्वतंत्रता 
के बाद इसे राष्ट्री य सेना का रूप 
दिया गया। 15 जनवरी 1949 
को जनरल के.एम. करियप्पा 
ने जनरल सर फ््राांसिस बुचर से 
कमान संभाली, जो आजाद भारत 
के पहले भारतीय कमांडर-इन-
चीफ बने। बाद मेें उन्हहें फील्ड 
मार््शल का सम्मान मिला। यह 
घटना ब्रिटिश सैन्य प्रभुत्व के अंत 
और स्वदेशी नेतृत्व की शुरुआत 
का प्रतीक बनी । सेना दिवस 
इसी ऐतिहासिक पल को चिह्नित 
करता है, जब भारत ने अपनी रक्षा 
व्यवस््थथा पर पूर््ण नियंत्रण स््थथापित 
किया। करियप्पा का जन्म 1899 
मेें हुआ था और उन््होोंन�े प्रथम विश्व 
युद्ध से लेकर स्वतंत्रता के बाद 
के संघर्षषों मेें महत्वपूर््ण भूमिका 
निभाई। उनकी नियुक्ति ने सेना 
मेें भारतीयकरण की प्रक्रिया को 
तेज किया ।  भारतीय सेना दुनिया 
की सबसे बड़़ी स्वैच्छिक सेनाओ ं
मेें से एक है, जिसमेें लगभग 12 
लाख सक्रिय जवान हैैं। यह संख्या 
के साथ-साथ गुणवत्ता मेें भी श्रेष्ठ 
है, जो आधुनिक हथियारो ं और 
स्वदेशी तकनीक से लैस है । आज 

के दौर मेें आत्मनिर््भर भारत और 
मेक इन इंडिया अभियानो ंके तहत 
सेना स्वदेशी हथियारो ंजैसे अर््जजुन 
टैैंक, तेजस विमान और ब्रह्मोस 
मिसाइलो ं से मजबूत हो रही है।  
भारतीय सेना ने स्वतंत्रता के बाद 
कई युद््धोों और अभियानो ंमेें अपनी 
वीरता सिद्ध की है। 1947-48 के 
कश्मीर युद्ध मेें सेना ने पाकिस्तानी 
घुसपैठियो ं को रोका। 1962 के 
चीन युद्ध, 1965 और 1971 के 
पाकिस्तान युद््धोों मेें निर््णणायक 
भूमिका निभाई, खासकर 1971 
मेें बांग्लादेश मुक्ति का नेतृत्व 
किया। 1999 के कारगिल युद्ध मेें 
ऊंचाई वाली चोटियो ं पर दुश्मन 
को खदेड़़ा । आतंकवाद विरोधी 
अभियानो ं मेें जम्मू-कश्मीर और 
उत्तर-पूर््व मेें शांति स््थथापना की। 
संयुक्त राष्टट्र  के शांति मिशनो ं मेें 
2.5 लाख से अधिक सैनिको ं ने 
भाग लिया, जो विश्व रिकॉर््ड है। 
प्राकृतिक आपदाओ ं जैसे 2013 
उत्तराखंड बाढ़, 2020 गलवान 
संघर््ष मेें भी सेना ने मानवता की 
मिसाल कायम की । 1971 युद्ध: 
93,000 पाकिस्तानी सैनिको ं का 
आत्मसमर््पण। ऑपरेशन ब्लू 
स्टार (1984): आंतरिक सुरक्षा 
मेें भूमिका। सर््जजिकल स्ट्रा इक 
(2016): आतंकी ठिकानो ं पर 
हमला।  सेना दिवस मुख्य रूप से 
दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड 
पर मनाया जाता है। राष्टट्र पति 
मुख्य अतिथि होते हैैं, जहां सैन्य 
परेड, टैैंक प्रदर््शन, हेलीकॉप्टर 
शो और शौर््य प्रदर््शन होते हैैं। 
विभिन्न रेजिमेेंट्स जैसे राजपूताना 
राइफल्स, गोरखा राइफल्स अपनी 
परंपराओ ं का प्रदर््शन करती हैैं। 
विक्टोरिया क्रॉस और अशोक 
चक्र जैसे सम्मान वीरांगनाओ ंको 
दिए जाते हैैं । देशभर के स्कू लो,ं 

कॉलेजो ं मेें कार््यक्रम आयोजित 
होते हैैं। आर्मी गुडविल मिशन 
के तहत चिकित्सा शिविर और 
जागरूकता अभियान चलाए जाते 
हैैं । भारतीय सेना की संरचना 
भारतीय सेना आठ कमांडो—ं
उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, मध्य, 
दक्षिण-पश्चिमी, प्रशासनिक और 
आर्मी ट््ररेनि  ग कमांड मेें विभाजित 
है। इसमेें इन्फफैंट््ररी  , आर््टटिलरी, 
आर््मर््ड कोर, इंजीनियर््स और 
सिग्नल कोर शामिल हैैं। रेजिमेेंट्स 
जैसे मराठा लाइट इन्फफैंट््ररी  , सिख 
रेजिमेेंट अपनी अनूठी पहचान 
रखती हैैं। महिलाओ ं की भूमिका 
बढ़ रही है, जो अब फाइटर 
पायलट और कमांडो बन रही हैैं 
। सेना का मोटो “जय हिद” और 
“सर््वविस बिफोर सेल्फ” है। यह न 
केवल रक्षा करती है, बल्कि सीमा 
सड़क संगठन (BRO) के माध्यम 
से बुनियादी ढांचा विकसित करती 
है। 
चुनौतियां और भविष्य 
सेना को सीमा विवाद, आतंकवाद, 
साइबर हमलो ं जैसी चुनौतियो ं
का सामना करना पड़ता है। चीन 
और पाकिस्तान से तनाव के 
बीच आधुनिकीकरण जरूरी है। 
स्वदेशी उत्पादन बढ़़ाकर आयात 
कम किया जा रहा है। अगले 
दशक मेें ड््ररो न, AI और मिसाइल 
डिफेें स सिस्टम पर फोकस है 
।आगामी समय मेें युवा पीढ़़ी को 
प्रेरित कर देश मजबूत बनेगा। 
राष्टट्र  के प्रति समर््पण भारतीय सेना 
केवल हथियारो ं का समूह नही,ं 
बल्कि राष्टट्र हित का प्रतीक है। हर 
जवान “देश की नीदं की रखवाली” 
करता है। सेना दिवस पर संकल्प 
लेें कि हम उनके योगदान को 
कभी न भूलेें।

अल्तमस कबीर – देश के 39वेें 
मुख्य न्यायाधीश

अल्तमस कबीर एक भारतीय 
वकील और न्यायाधीश थे, 
जिन््होोंन�े भारत के 39वेें मुख्य 
न्यायाधीश के रूप मेें कार््य 
किया।  अल्तमस कबीर का 
जन्म 19 जुलाई 1948 को 
कलकत्ता मेें फरीदपुर जिले 
(अब बांग्लादेश मेें) के एक 
बंगाली मुस्लिम परिवार मेें 
हुआ था।  उन््होोंन�े दार््जजिलिग 
के माउंट हर््मन स्कू ल और 
कलकत्ता बॉयज़ स्कू ल मेें शिक्षा 
प्राप्त की। सामाजिक मुद््दोों और 
उनके समाधानो ंपर उनके एक 
तर््क पूर््ण लेख से प्रभावित होकर, 
कलकत्ता बॉयज़ स्कू ल के एक 
शिक्षक ने उन्हहें कानून मेें करियर 
बनाने की सलाह दी। प्रेसिडेेंसी 
कॉलेज (जो उस समय कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से संबद्ध था) से 
इतिहास मेें स्नातक होने के बाद,  
उन््होोंन�े कलकत्ता विश्वविद्यालय, 
कोलकाता मेें कानून की पढ़़ाई 
की I उनके पिता जहांगीर कबीर, 
पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख 
कांग्रेसी राजनेता और ट््ररे ड यूनियन 
नेता थे, जिन््होोंन�े बी.सी. रॉय और 
पी.सी. सेन की सरकारो ं मेें मंत्री 
के रूप मेें कार््य किया और 1967 
मेें पश्चिम बंगाल की पहली गैर-
कांग्रेसी सरकार मेें भी मंत्री बने, 
जब अजय कुमार मुखर्जी पश्चिम 
बंगाल के मुख्यमंत्री थे । 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम.ए. 
और एलएलबी की उपाधि प्राप्त 
करने के बाद कबीर 1973 मेें बार 
मेें शामिल हुए और कोलकाता मेें 
जिला न्यायालय और कलकत्ता 
उच्च न्यायालय, कोलकाता मेें 
दीवानी और आपराधिक कानून 
का अभ्यास किया ।  उन्हहें 6 
अगस्त 1990 को कलकत्ता उच्च 
न्यायालय का स््थथायी न्यायाधीश 
बनाया गया। कबीर को 11 
जनवरी 2005 को कलकत्ता उच्च 
न्यायालय के कार््यवाहक मुख्य 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्त 
किया गया। वे 11 जनवरी 2005 
को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 
कार््यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने 
और 1 मार््च 2005 को झारखंड 
उच्च न्यायालय के स््थथायी मुख्य 
न्यायाधीश के रूप मेें पदोन्नत होने 

तक वहां कार््यरत रहे।
उन्हहें 9 सितंबर 2005 को भारत 
के सर्वोच्च न्यायालय मेें न्यायमूर््तति 
के रूप मेें पदोन्नत किया गया। 
29 सितंबर 2012 को वे भारत के 
39वेें मुख्य न्यायाधीश बने ।  मुख्य 
न्यायाधीश के रूप मेें नौ महीने से 
कुछ अधिक के कार््यकाल के बाद, 
वे 18 जुलाई 2013 को सेवानिवृत्त 
हो गए। अपने सर्वोच्च न्यायालय 
के कार््यकाल के दौरान, कबीर 
ने 362 फैसले लिखे और 698 
पीठो ं मेें बैठे। मुख्य न्यायाधीश 
के रूप मेें अपने कार््यकाल के 
दौरान, वे पश्चिम बंगाल राष्ट्री य 
विधि विज्ञान विश्वविद्यालय के 
कुलाधिपति, गुजरात राष्ट्री य विधि 
विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद 
के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्री य 
विधि विद्यालय विश्वविद्यालय के 
विजिटर थे ।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के 
रूप मेें अपने कार््यकाल के दौरान 
कबीर ने कई महत्वपूर््ण फैसले 
दिए, विशेष रूप से मानवाधिकार 
और चुनाव कानूनो ं के संबंध मेें।  
उनके द्वारा अध्यक्षता किए गए 
सबसे महत्वपूर््ण मामलो ंमेें से एक 
2011 मेें अमरावती जिले की संध्या 
मनोज वानखेड़़े का मामला था । 
इस मामले मेें, न्यायमूर््तति कबीर 
और सिरियाक जोसेफ की पीठ 
ने फैसला सुनाया कि पति की 
महिला रिश्तेदारो ं पर भी घरेलू 
हिसा अधिनियम के तहत मामला 
दर््ज किया जा सकता है। कबीर ने 
प्रमुख अधिवक्ता और (अब भंग हो 
चुकी) टीम अन्ना के सदस्य प्रशांत 
भूषण के खिलाफ अवमानना 

मामले की भी अध्यक्षता की, जब 
उन््होोंन�े आरोप लगाया कि हाल के 
16 मुख्य न्यायाधीशो ं मेें से आधे 
भ्रष्ट थे। 
8 मई 2012 को अल्तमस कबीर 
और रंजना देसाई की पीठ ने 
सरकार को 2022 तक हज 
सब्सिडी समाप्त करने का आदेश 
दिया।  
19 अक्टू बर 2012 को कबीर ने 
पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद 
काज़मी को ज़मानत दी, जिन्हहें 
एक इजराईली दूतावास के वाहन 
विस्फोट मेें कथित संलिप्तता के 
आरोप मेें गिरफ्तार किया गया था, 
जिसमेें एक इजराईली राजनयिक 
की पत्नी घायल हो गई थी।ं आदेश 
सुनाते हुए कबीर ने कहा, “हम 
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट  द्वारा 
अपनाई गई प्रक्रिया को समझ 
नही ंपा रहे हैैं, जिसे उच्च न्यायालय 
ने अनुमोदित किया है और 
हमारा मानना है कि अपीलकर््तता 
(काज़मी) ने 17 जुलाई 2012 को 
वैधानिक ज़मानत प्राप्त करने का 
अधिकार प्राप्त कर लिया था, जब 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 
उनकी हिरासत को अवैध घोषित 
किया गया था।” 
2016 मेें, अरुणाचल प्रदेश के 
पूर््व मुख्यमंत्री और राजनेता 
कालिको पुल ने आत्महत्या नोट 
मेें दावा किया कि कबीर ने राज्य 
मेें सार््वजनिक वितरण प्रणाली 
(पीडीएस) घोटाले के संबंध मेें 
गलत निर््णय दिए थे। अल्तमस 
कबीर की 19 फरवरी 2017 को 
मृत्यु हुई I

स्मार््टफोन युग की ढलान और एआई डिवाइसेस का उदय 
कैसे बदल रहा है वैश्विक टेक इंडस्ट्री का भविष्य और बाजार

पिछले डेढ़ दशक मेें स्मार््टफोन ने 
जिस तरह से हमारी ज़़ििंदगी, कारोबार 
और संवाद के तरीको ं को बदला है, 
वैसा बदलाव आधुनिक इतिहास मेें 
बहुत कम देखने को मिलता है। एपल 
का आईफोन और गूगल का एंड््ररॉ इड 
ऑपरेटिग सिस्टम मिलकर टेक्नोलॉजी 
बिज़नेस की सबसे मुनाफ़़े दार 
डुओपॉली बन चुके हैैं। एक तरफ़ एपल 
अपने हार््डवेयर और प्रीमियम ब््राांड 
वैल्यू से कमाई करता है, तो दूसरी ओर 
गूगल एंड््ररॉ इड और सर््च इकोसिस्टम 
के ज़रिये अरबो ं डॉलर का विज्ञापन 
कारोबार खड़़ा कर चुका है। लेकिन 
अब यह स््थथापित व्यवस््थथा पहली बार 
गंभीर चुनौती के दौर मेें प्रवेश करती दिख रही 
है। ओपनएआई, मेटा, अमेज़न और यहां तक 
कि खुद एपल जैसी कंपनियां भी स्मार््टफोन के 
विकल्प तलाशने मेें जुट गई हैैं। आर््टटिफिशियल 
इंटेलिजेेंस आधारित नए डिवाइसेस, स्मार््ट 
ग्लासेस, वियरेबल पिन और वॉयस-आधारित 
असिस्टटेंट आने वाले समय मेें मोबाइल फोन की 
भूमिका को सीमित कर सकते हैैं। यही वजह है 
कि एनालिस्ट मान रहे हैैं कि 2026 स्मार््टफोन 
इंडस्ट्री  के लिए आसान साल नही ंहोगा।
इस साल 6% गिरेगी स्मार््टफोन शिपमेेंट
मार्के ट रिसर््च फर््म काउंटरपाइंट रिसर््च के 
अनुसार, 2026 मेें ग्लोबल स्मार््टफोन शिपमेेंट 
मेें लगभग 6 फीसदी की गिरावट आ सकती है। 
इससे पहले अनुमान था कि गिरावट केवल 2 
फीसदी रहेगी, लेकिन बदलते हालात ने तस्वीर 
और भी धंुधली कर दी है। दिलचस्प बात यह 
है कि 2025 मेें स्मार््टफोन सप्लाई मेें लगभग 
2 फीसदी की मामूली बढ़़ोतरी देखी गई थी, 
लेकिन वह तेजी टिकाऊ साबित नही ंहो सकी। 
इस गिरावट के पीछे कई कारण हैैं—मेमोरी 
चिप्स की कीमतो ंमेें भारी इज़़ाफ़़ा, सेमीकंडक्टर 
फाउंड््ररी  की बढ़ती प्रतिस्पर््धधा, और सबसे अहम, 
कंज्यूमर का धीरे-धीरे स्मार््टफोन से हटकर नए 
तरह के डिवाइसेस की ओर झुकाव।
मेमोरी चिप्स बनी ंबड़़ी परेशानी
स्मार््टफोन की लागत बढ़ने का सबसे बड़़ा 
कारण मेमोरी चिप्स के दाम हैैं। पिछले 15 
महीनो ंमेें, स्मार््टफोन मेें आम तौर पर इस्तेमाल 
होने वाली 12 जीबी रैम वाली मेमोरी चिप की 
कीमत बढ़कर लगभग 70 डॉलर तक पहुुंच गई 
है। यह बढ़़ोतरी सीधे तौर पर फोन की कीमत 
पर असर डाल रही है। कम कीमत वाले फोन 
बनाने वाली कंपनियो ंके लिए यह स््थथिति और 
भी मुश्किल है। उन्हहें या तो कीमतेें बढ़़ानी पड़ 
रही हैैं या फिर अपने मुनाफ़़े  मेें कटौती करनी 
पड़ रही है। दूसरी ओर, प्रीमियम सेगमेेंट मेें 

आईफोन बेचने वाली एपल का मार््जजिन भी 
दबाव मेें आ सकता है, क््योोंक�ि बढ़ती लागत 
को पूरी तरह कंज्यूमर पर डालना आसान नही ं
होता।
फाउंड््र री वॉर और सेमीकंडक्टर संकट
एनालिस्ट यांग वांग के मुताबिक, स्मार््टफोन 
इंडस्ट्री  के सामने एक और बड़़ी चुनौती है—
फाउंड््ररी  वॉर। अब तक एपल और सैमसंग 
जैसी कंपनियां टीएसएमसी (TSMC) जैसी बड़़ी 
सेमीकंडक्टर फाउंड््ररी  की सबसे बड़़ी कस्टमर 
रही हैैं। लेकिन अब इस दौड़ मेें एनवीडिया 
जैसी एआई चिप बनाने वाली कंपनियां भी 
शामिल हो गई हैैं। एआई के बढ़ते इस्तेमाल 
ने हाई-एंड चिप्स की मांग को अचानक बढ़़ा 
दिया है। इसका नतीजा यह है कि स्मार््टफोन 
कंपनियो ंको या तो ज्यादा कीमत चुकानी पड़ 
रही है या फिर सप्लाई मेें देरी झेलनी पड़ रही 
है। यह स््थथिति आने वाले कुछ वर्षषों तक बनी रह 
सकती है।
ओपनएआई, मेटा और अमेज़न की नई 
रणनीति
स्मार््टफोन के विकल्प तलाशने वाली कंपनियो ंमेें 
सबसे बड़़ा नाम ओपनएआई का है। 19 जनवरी 
को ओपनएआई ने घोषणा की कि वह इस साल 
अपनी नई डिवाइस पेश करेगी। इस डिवाइस 
को लेकर सबसे ज्यादा चर््चचा इसलिए है क््योोंक�ि 
इसे ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और 
एपल के पूर््व दिग्गज डिज़़ाइनर सर जॉनी इवे 
मिलकर विकसित कर रहे हैैं। इस संभावित 
डिवाइस को स्मार््टफोन के बाद के युग की 
शुरुआत माना जा रहा है—एक ऐसा डिवाइस 
जो स्क्रीन पर कम और एआई इंटरैक्शन पर 
ज्यादा निर््भर होगा। यही वजह है कि एपल 
भी इस दिशा मेें सतर््क  हो गई है और अपने 
वियरेबल पिन तथा स्मार््ट ग्लास जैसे प्रोजेक््ट््स 
पर काम कर रही है। मेटा, जो दुनिया की सबसे 
बड़़ी सोशल मीडिया कंपनी है, स्मार््ट ग्लासेस 

पर भारी निवेश कर रही है। इन 
ग्लासेस मेें इन-बिल्ट कैमरे, डिस्प्ले 
लेेंस और व्हाटसएप जैसे मैसेजिग 
प्लेटफॉर््म से जुड़़ी सुविधाएं होगंी। 
इससे यूज़र के लिए कंटेेंट बनाना 
और शेयर करना बेहद आसान हो 
जाएगा। अमेज़न भी पीछे नही ं है। 
उसने हाल ही मेें अपना नया एआई 
असिस्टटेंट ‘एलेक्सा प्लस’ और इको 
स्मार््ट स्पीकर पेश किया है। कंपनी 
जल्द ही इको स्मार््ट ग्लासेस और 
इयर बड्स लॉन्च करने की तैयारी 
मेें है। अमेज़न की रणनीति साफ 
है—हर जगह अपनी मौजूदगी 
बढ़़ाना, ताकि उसका ई-कॉमर््स 

और सर््वविस बिज़नेस और मज़बूत हो सके।
ऐप स्टोर कमीशन बनाम एआई 
सब्सक्रिप््शन
एपल और गूगल का एक बड़़ा फायदा उनका 
ऐप स्टोर इकोसिस्टम है। डेवलपर््स को एपल के 
ऑपरेटिग सिस्टम पर चलने वाले ऐप्स के ज़रिये 
होने वाली खरीद पर 30 फीसदी तक कमीशन 
देना पड़ता है। यह मॉडल एपल के लिए 
बेहद फायदेमंद रहा है। लेकिन ओपनएआई 
जैसी कंपनियो ंके लिए यह मॉडल चुनौती बन 
सकता है। ओपनएआई की सबसे बड़़ी कमाई 
कंज्यूमर सब्सक्रिप््शन से होती है। यदि यूज़र 
आईफोन या एंड््ररॉ इड डिवाइस के ज़रिये कोई 
खरीदारी करता है, तो कंपनी को प्लेटफॉर््म 
ओनर को हिस्सा देना पड़ता है। यही वजह है 
कि ओपनएआई और अन्य एआई कंपनियां ऐसे 
डिवाइसेस बनाना चाहती हैैं जो सीधे कंज्यूमर 
से जुड़ें और ऐप स्टोर कमीशन से मुक्त हो।ं 
मेटा इस मामले मेें अपेक्षाकृत सुरक्षित है, 
क््योोंक�ि उसकी कमाई का बड़़ा हिस्सा विज्ञापन 
से आता है। यदि यूज़र मेटा के प्लेटफॉर्मम्स पर 
ज्यादा समय बिताएंगे, तो कंपनी को ज्यादा 
विज्ञापन राजस्व मिलेगा।
कंज्यूमर व्यवहार मेें बदलाव
स्मार््टफोन के विकल््पोों की खोज केवल कंपनियो ं
की रणनीति नही ंहै, बल्कि कंज्यूमर व्यवहार मेें 
भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैैं। लोग अब हर 
काम के लिए फोन स्क्रीन पर निर््भर रहना नही ं
चाहते। वॉयस कमांड, वियरेबल डिवाइसेस 
और एआई चैटबॉट्स धीरे-धीरे रोज़मर््ररा की 
ज़़ििंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैैं। स्मार््ट 
ग्लासेस का आकर््षण इसी वजह से बढ़ रहा है। 
यदि मैसेज, नोटिफिकेशन और कैमरा फीचर 
सीधे आंखो ंके सामने हो,ं तो फोन निकालने की 
ज़रूरत कम हो सकती है। मेटा और अमेज़न 
इसी भविष्य को ध्यान मेें रखकर अपनी रणनीति 
बना रहे हैैं।

“भारत का आर््थथिक कायाकल्प: अगले दशक मेें डिजिटल, 
विनिर््ममाण और कौशल आधारित समावेशी विकास की दिशा”

भविष्य के भारत के लिए सही रास्ता 
चुनना एक चुनौतीपूर््ण कार््य है। आम 
तौर पर, हम किसी देश की आर््थथिक 
प्रगति को केवल जीडीपी वृद्धि के 
आंकड़़ोों से मापते हैैं। लेकिन भारत 
के संदर््भ मेें ऐसा करना पूरी तस्वीर 
को समझने का अधूरा प्रयास ही माना 
जाएगा। हमारे सामने जो बदलाव 
आकार ले रहे हैैं, वे केवल विकास 
की गति से नही ंबल्कि उसके स्वरूप 
और प्रकृति मेें आए परिवर््तन से जुड़़े 
हैैं। देश ने एक नाजुक और असंतुलित 
अर््थव्यवस््थथा से कदम बढ़़ाकर एक ऐसी 
अर््थव्यवस््थथा की ओर रुख किया है, जो पंूजीगत 
व्यय, डिजिटल आधारभूत ढांचे और संस््थथागत 
क्षमताओ ं पर आधारित है। हाल के वर्षषों मेें 
राज्य क्षमता मेें विस्तार, सार््वजनिक वस्तुओ ं
का निर््ममाण और नागरिको ंतक उनकी बेहतर 
पहुुंच सुनिश्चित करने के लिए उल्लेखनीय 
निवेश हुआ है। हालांकि, असली चुनौती यह 
है कि इन बुनियादी परिवर््तनो ंको दीर््घकालिक 
उत्पादकता और समावेशी लाभो ंमेें कैसे बदलेें। 
केवल निवेश और योजनाओ ंकी घोषणा पर््ययाप्त 
नही ंहै; इसे जमीन पर वास्तविक बदलाव और 
परिणामो ंमेें बदलना जरूरी है।
रोजगार और कौशल: औपचारिकता से 
गुणवत्ता की ओर
भारत मेें औपचारिककरण का स्तर बढ़़ा है, 
लेकिन कौशल और रोजगार की गुणवत्ता 
मेें अभी भी कई बाधाएँ हैैं। हाल के आंकड़़े 
बताते हैैं कि औसतन हर साल लगभग बीस 
लाख नए कर््ममियो ं का मासिक जुड़़ाव हो रहा 
है। यह डिजिटलीकरण और कर सुधारो ं के 
सकारात्मक प्रभाव को दर््शशाता है। बेरोजगारी 
दर लगभग पांच प्रतिशत के आसपास स््थथिर 
रहना भी एक स््थथायित्व और मजबूती का 
संकेत है। लेकिन केवल औपचारिक रोजगार 
ही पर््ययाप्त नही ं है। रोजगार की उत्पादकता 
और गुणवत्ता समान रूप से बढ़नी चाहिए। 
महिला रोजगार भागीदारी लगभग 40 प्रतिशत 
तक पहुुँच चुकी है, जो उत्साहजनक है, लेकिन 
इसका बड़़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत््रोों मेें कम वेतन 
या अवैतनिक कार्ययों मेें केें द्रित है। इसलिए 
अगला कदम रोजगार की गुणवत्ता और कौशल 
आधारित प्रगति पर होना चाहिए। इस दिशा 
मेें कौशल प्रमाणन, अप्ररेंट�िसशिप और उद्योग-
केें द्रित प्रशिक्षण कार््यक्रम निर््णणायक भूमिका 
निभा सकते हैैं। विशेषकर विनिर््ममाण और 
सेवा क्षेत्र मेें ऐसे कार््यक्रम युवा प्रतिभाओ ं को 
औद्योगिक और तकनीकी माहौल के अनुकूल 
बना सकते हैैं। इसके परिणामस्वरूप न केवल 
रोजगार बढ़़ेगा बल्कि उत्पादकता मेें भी सुधार 

होगा।
विनिर््ममाण क्षेत्र और उद्योग नीति
विनिर््ममाण क्षेत्र मेें हाल के वर्षषों की सबसे बड़़ी 
सफलता इलेक्ट्रॉनि क्स नीति रही है। मात्र 
एक दशक मेें भारत मोबाइल फोन आयातक 
से घरेलू उत्पादन केें द्र के रूप मेें उभरा है। 
2015 मेें 2,11,100 करोड़ रुपये के रिकॉर््ड 
सार््वजनिक पंूजीगत व्यय और नीतिगत 
सहायता ने इलेक्ट्रॉनि क्स निर््ययात को पिछले 
ग्यारह वर्षषों मेें 14,15,000 करोड़ रुपये तक 
बढ़़ा दिया। यह स्पष्ट करता है कि यदि सही 
नीतिगत समर््थन और निवेश मिल जाए तो 
भारत औद्योगिक नीति को प्रभावी रूप से 
लागू कर सकता है। हालांकि, यह सफलता 
केवल एक सीमा तक ही सीमित है। जीडीपी 
मेें विनिर््ममाण की हिस्सेदारी अभी भी लगभग 16 
प्रतिशत है और केवल इलेक्ट्रॉनि क्स के सहारे 
व्यापक रोजगार सृजन संभव नही।ं टेक्सटाइल, 
फुटवियर और खिलौने जैसे श्रम-प्रधान क्षेत््रोों मेें 
इस प्रकार की सफलता अभी प्रारंभिक अवस््थथा 
मेें ही दिख रही है। इसलिए राज्य प्रोत्साहनो ं
का उचित संयोजन, एमएसएमई अनुपालन मेें 
सरलीकरण, लाजिस्टिक्स और बंदरगाह दक्षता 
मेें सुधार महत्वपूर््ण हैैं। निवेश को गति देने के 
लिए कारोबारी सुगमता मेें सुधार ने भी अहम 
भूमिका निभाई है। पुराने कानूनो ं को हटाना, 
डिजिटल स्वविकृति और फेसलेस अनुपालन 
ने संचालन और विस्तार को आसान बनाया 
है। जीएसटी के तहत 1.4 करोड़ व्यवसायो ंका 
जुड़ना प्रशासनिक सरलीकरण की एक बड़़ी 
उपलब्धि है। लेकिन छोटे और मध्यम उद्यमो ंके 
लिए जमीनी अनुभव अभी भी मिश्रित हैैं। कई 
बार उन्हहें प्रक्रियाओ ं और तकनीकी बदलावो ं
को अपनाने मेें कठिनाई होती है।
डिजिटल अर््थव्यवस््थथा और वित्तीय 
समावेशन
डिजिटलीकरण ने व्यवसायो ंऔर नागरिको ंके 
जीवन मेें क््राांतिकारी बदलाव लाए हैैं। डिजिटल 
भुगतान, ऑनलाइन कर अनुपालन, और 
बैैंक�िग सेवाओ ं तक आसान पहुुंच ने देश मेें 

वित्तीय समावेशन को बढ़़ावा दिया है। 
हालांकि, डिजिटलीकरण के बावजूद 
कौशल अंतराल और तकनीकी बाधाएं 
बनी हुई हैैं। ग्रामीण और पिछड़़े क्षेत््रोों मेें 
डिजिटल साक्षरता की कमी एक चुनौती 
है। इसे दूर करने के लिए प्रशिक्षण 
केें द्र, मोबाइल एप्स और स््थथानीय स्तर 
पर डिजिटल शिक्षा केें द्र महत्वपूर््ण हैैं। 
डिजिटल आधारभूत ढांचे के विस्तार 
ने न केवल रोजगार को औपचारिक 
बनाने मेें मदद की है बल्कि व्यवसायो ं
की उत्पादकता और प्रतिस्पर््धधात्मकता 
मेें भी सुधार किया है। इस परिवर््तन 

का दीर््घकालिक लाभ तभी मिलेगा जब इसे 
समावेशी और स््थथायी रोजगार मेें बदल दिया 
जाए।
आर््थथिक स््थथायित्व और निवश
भारत की अर््थव्यवस््थथा ने हाल के वर्षषों मेें 
असंतुलित और कमजोर स््थथिति से मजबूत और 
स््थथायी अर््थव्यवस््थथा की ओर कदम बढ़़ाया है। 
पंूजीगत व्यय मेें वृद्धि, सार््वजनिक वस्तुओ ंकी 
बेहतर पहुुंच, और संस््थथागत क्षमता के विस्तार 
ने निवेशको ंका भरोसा बढ़़ाया है। निवेश को 
गति देने के लिए राज्य प्रोत्साहनो ं के साथ-
साथ कारोबारी सुगमता मेें सुधार, कानूनो ं
का सरलीकरण और डिजिटल अनुपालन की 
सुविधा महत्वपूर््ण रहे हैैं। एमएसएमई सेक्टर, 
टेक्सटाइल, फुटवियर और खिलौने जैसे क्षेत््रोों 
मेें निवेश को बढ़़ाने के लिए अनुकूल नीतिगत 
वातावरण, लाजिस्टिक्स सुधार और निर््ययात को 
बढ़़ावा देने वाले उपाय आवश्यक हैैं।
भविष्य की दिशा और समावेशी विकास
आने वाले दशक मेें भारत के लिए मुख्य चुनौती 
यह होगी कि मौजूदा बदलाव और प्रगति को 
कैसे स््थथायी और समावेशी बनाया जाए। केवल 
आर््थथिक विकास दर को बढ़़ाना पर््ययाप्त नही ं
है; रोजगार की गुणवत्ता, महिला भागीदारी, 
कौशल आधारित प्रगति और ग्रामीण विकास 
को भी सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए 
सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को 
मिलकर काम करना होगा। कौशल प्रशिक्षण, 
अप्ररेंट�िसशिप, डिजिटल शिक्षा, उद्योग-केें द्रित 
नीतियां और वित्तीय समावेशन को बढ़़ावा देना 
प्रमुख कदम होगें। यदि यह दिशा सही ढंग से 
अपनाई गई, तो भारत अगले दशक मेें न केवल 
आर््थथिक रूप से मजबूत होगा बल्कि समावेशी 
और तकनीकी रूप से सक्षम राष्टट्र  के रूप मेें 
दुनिया मेें अपनी जगह मजबूत करेगा। संक्षेप 
मेें कहा जा सकता है कि भारत का आर््थथिक 
कायाकल्प केवल जीडीपी वृद्धि तक सीमित 
नही ंहै। 
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त्योहारोों पर कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक 
सौहार््द से नहीीं होगा कोई समझौता - कलक्टर
-संवेदनशील क्षेत्ररों मेें अतिरिक्त जाब्ता, भ्रामक पोस्ट करने 
वालोों पर होगी सख्त कार््रवाई
जयपुर । आगामी त्योहारो ं
के मद्देनजर जिले मेें कानून 
व्यवस््थथा सुदृढ़ रखने तथा 
सांप्रदायिक सौहार््द  एवं आपसी 
सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से 
जिला प्रशासन पूरी तरह सतर््क  
है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र 
कुमार सोनी ने सभी संबंधित 
अधिकारियो ं को स्पष्ट निर्देश 
दिए हैैं कि प्रत्येक स्तर पर 
समन्वय एवं संवाद कायम रखते 
हुए किसी भी प्रकार से कानून 
व्यवस््थथा बिगाड़ने वाले तत््वोों के 
विरुद्ध सख्त कार््रवाई सुनिश्चित की 
जाए। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट  
सभागार मेें आयोजित जिला शांति 
समिति की बैठक की अध्यक्षता 
करते हुए जिला कलक्टर ने विभिन्न 
धार््ममिक, सामाजिक एवं गैर-
सरकारी संगठनो ं के प्रतिनिधियो ं
के साथ विस्तृत चर््चचा की। उन््होोंन�े 
होली, रमजान, चेटीचंड, नवरात्रि, 
रामनवमी एवं ईद जैसे आगामी 
पर्ववों के दौरान शांति, सौहार््द  और 
भाईचारे का वातावरण बनाए 
रखने की अपील की। जिला 
कलक्टर ने अधिकारियो ं को 
निर्देश�ि त किया कि क्षेत्र के मौजीज 
व्यक्तियो ं एवं धर््मगुरुओ ं के साथ 
निरंतर संवाद स््थथापित रखा जाए। 
सभी पुलिस थानो ंमेें नियमित रूप 
से सीएलजी एवं शांति समिति की 
बैठकेें  आयोजित कर संवेदनशील 
क्षेत््रोों की पहचान की जाए। संदिग्ध 
व्यक्तियो,ं स््थथानो ंतथा भ्रामक एवं 
साम्प्रदायिक तनाव भड़काने वाले 
तत््वोों पर पैनी नजर रखते हुए 

उनके विरुद्ध विधि अनुसार कठोर 
कार््रवाई की जाए। उन््होोंन�े विशेष 
रूप से सोशल मीडिया की सतत् 
मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये 
कि भ्रामक, अफवाह फैलाने वाले 
अथवा उत्तेजक पोस्ट करने वालो ं
के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से सख्त 
कार््रवाई अमल मेें लाई जाए। 
धार््ममिक एवं सामाजिक संगठनो ं
के प्रतिनिधियो ं से भी अपील की 
गई कि वे आमजन को अफवाहो ं
से सावधान रहने एवं सत्यापित 
जानकारी पर ही विश्वास करने 
के लिए जागरूक करेें । जिला 
कलक्टर ने पुलिस अधिकारियो ं
को नाकाबंदी एवं गश्त व्यवस््थथा 
को और अधिक सुदृढ़ बनाने के 
निर्देश दिए। उन््होोंन�े मुख्य बाजारो,ं 
पर््यटन स््थलो,ं धार््ममिक स््थलो,ं बस 
स्टटैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य 
भीड़भाड़ एवं संवेदनशील स््थथानो ं
पर पर््ययाप्त पुलिस जाप्ता तैनात 
करने तथा संभावित तनावपूर््ण क्षेत््रोों 
को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा 
व्यवस््थथा सुनिश्चित करने के निर्देश 

दिए। साथ ही, पुलिस विभाग, नगर 
निगम, विद्यु त विभाग, जन स्वास्थ्य 
एवं अभियांत्रिकी विभाग, नागरिक 
सुरक्षा विभाग तथा चिकित्सा 
एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सभी 
संबंधित विभागो ं को त्योहारो ं के 
दौरान अपनी जिम्मेदारियो ं का 
निर््वहन अतिरिक्त सतर््क ता एवं 
समन्वय के साथ करने के निर्देश 
दिए गए, ताकि आमजन को किसी 
प्रकार की असुविधा का सामना न 
करना पड़़े।
 बैठक मेें अतिरिक्त पुलिस 
आयुक्त राजीव पचार, यातायात 
पुलिस उपायुक्त सुमित मेहरड़़ा, 
पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम 
हनुमान प्रसाद मीणा, पुलिस 
उपायुक्त जयपुर उत्तर करण 
शर््ममा, अतिरिक्त जिला कलक्टर 
युगांतर शर््ममा सहित विभिन्न 
विभागो ंके जिला स्तरीय अधिकारी 
एवं विभिन्न धार््ममिक, सामाजिक एवं 
गैर-सरकारी संगठनो ंके प्रतिनिधि 
उपस््थथित रहे।
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साइबर अपराध के प्रति किया जागरूक
पाली । राजस््थथान राज्य विधिक सेवा 
प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार 
सचिव, जिला विधिक सेवा 
प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) 
विक्रम सिह भाटी के मार््गदर््शन मेें 
अधिकार मित्र मांगीलाल तंवर द्वारा 
जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, बांगड़ 
अस्पताल, पाली मेें साइबर अपराध 
जागरूकता शिविर आयोजित किया 
गया। शिविर मेें अधिकार मित्र ने 
बताया कि साइबर अपराध से बचाव 

का सबसे प्रभावी तरीका सतर््क ता 
है। उन््होोंन�े अज्ञात लिक पर क्लिक 
न करने, डिजिटल धोखाधड़़ी की 
स््थथिति मेें तुरंत साइबर क्राइम पोर््टल 
या हेल्पलाइन पर शिकायत दर््ज 
कराने तथा राष्ट्री य साइबर अपराध 
हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तत्काल 
संपर््क  करने की सलाह दी। साथ ही 
डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक 
रहने का संदेश दिया।
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